भारत सरकार

वित्‍त मंत्रालय

आर्थिक कार्य विभाग

----- 
राज्‍य सभा

तारांकित प्रश्‍न संख्‍या-*399
(जिसका उत्‍तर 20 दिसम्‍बर, 2011/29 अग्रहायण, 1933 (शक) को दिया जाने वाला है।
सरकार द्वारा बाजार से उधार लिया जाना   
*399. श्री संजय राउत :

क्‍या वित्‍त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:
	(क)
	क्‍या यह सच है कि सरकार ने चालू वित्‍तीय वर्ष के दौरान बाजार से 53,000 करोड़ रूपए की अतिरिक्‍त राशि उधार लेने का निर्णय किया है;

	(ख)
	यदि हां, तो सरकार बाजार से किस रूप में उधार लेने जा रही है; और

	(ग)
	क्‍या इसका वित्‍तीय घाटे पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा ?


उत्‍तर

वित्‍त मंत्री (श्री प्रणब मुखर्जी)

(क) से (ग): विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।
***

'सरकार द्वारा बाजार से उधार लिया जाना' के संबंध में श्री संजय राउत द्वारा पूछे गए 20 दिसम्‍बर, 2011 को उत्‍तरार्थ राज्‍य सभा तारांकित प्रश्‍न संख्‍या *399 के उत्‍तर में सदर्भित विवरण।

(क) और (ख): जी हां।  भारत सरकार ने बजट अनुमान 2011-12 में अनुमानित बाजार उधारों के मुकाबले 52,872 करोड़ रूपए की अतिरिक्‍त राशि के उधार दिनांकित प्रतिभूतियों के जरिए लेने का निर्णय लिया है।

(ग)   यह अतिरिक्‍त उधार मुख्‍य रूप से लघु बचत संग्रहण में गिरावट के कारण राजकोषीय घाटे के वित्‍त पोषण में हुई अनुमानित गिरावट के कारण था। बजटीय प्रक्रिया के अनुसार, राजकोषीय घाटे के संशोधित अनुमान अगले वित्‍तीय वर्ष के बजट अनुमानों के साथ प्रस्‍तुत किये जाते हैं।
***

भारत सरकार

वित्‍त मंत्रालय

आर्थिक कार्य विभाग

----- 
राज्‍य सभा

अतारांकित प्रश्‍न संख्‍या-3001
(जिसका उत्‍तर 20 दिसम्‍बर, 2011/29 अग्रहायण, 1933 (शक) को दिया जाने वाला है।
लक्षित राजकोषीय घाटा
3001. श्री परिमल नथवानी:

क्‍या वित्‍त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:
	(क)
	2011-12 की पहली छमाही अर्थात अप्रैल-सितम्‍बर, 2011 के दौरान केन्‍द्र का राजकोषीय घाटा कितना-कितना रहा और यह पूरे वर्ष के लिए लक्षित घाटे का कितना प्रतिशत था;

	(ख)
	गत वर्ष की इसी अवधि अर्थात् 2010-11 की तुलना में यह कितना है;

	(ग)
	गत वर्ष की तुलना में इस वर्ष राजकोषीय घाटे में वृद्धि के क्‍या कारण हैं; और

	(घ)
	दबाव को कम करने के लिए संसाधन जुटाने हेतु सरकार द्वारा किए गए उपायों का ब्‍यौरा क्‍या है ?


उत्‍तर

वित्‍त मंत्रालय में राज्‍य मंत्री (श्री नमो नारायन मीना)

	(क)  :
	सितम्‍बर, 2011 तक की अवधि के दौरान 2,80,810 करोड़ रुपए का राजकोषीय घाटा हुआ है जो वर्ष   2011-12 के बजट अनुमानों का 68 प्रतिशत है।

	(ख) :
	सितम्‍बर, 2010 तक 1,33,252 करोड़ रुपए का राजकोषीय घाटा हुआ था जो वर्ष 2010-11 के बजट अनुमानों का 34.9 प्रतिशत था।

	(ग) :
	वर्ष 2011-12 की पहली छमाही के दौरान राजकोषीय घाटे में बढ़ोत्‍तरी वर्तमान वर्ष में प्रत्‍यक्ष कर वापसी की फ्रंटलोडिंग की वजह से हुई है। वर्ष 2010-11 की पहली छमाही के दौरान निम्‍न राजकोषीय घाटा 3 जी और बीडब्‍ल्‍यूए स्‍पेक्‍ट्रम की नीलामी से कर-भिन्‍न राजस्‍व की एकबारगी प्राप्‍ति के कारण हुआ।

	(घ) :
	वर्ष 2011-12 में राजकोषीय घाटे पर नियंत्रण रखने हेतु सरकार ने सभी मंत्रालयों/विभागों को बजट अनुमान 2011-12 की व्‍यय संबंधी उच्‍चतम सीमा का पालन करने की सलाह दी है। उन्‍हें वर्ष के दौरान व्‍यय संबंधी अतिरिक्‍त आवश्‍यकताओं, यदि कोई हो, की पूर्ति व्‍यय संबंधी समग्र परिव्‍यय से होने वाली बचतों के जरिए करने की भी सलाह दी गई है। वर्ष 2011-12 के राजस्‍व संग्रहण लक्ष्‍यों की प्राप्‍ति के लिए संबंधित विभागों को सम्‍मिलित प्रयास करने हेतु अनुदेश भी जारी किए गए हैं।


***

भारत सरकार
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आर्थिक कार्य विभाग

----- 
राज्‍य सभा

अतारांकित प्रश्‍न संख्‍या-3006
(जिसका उत्‍तर 20 दिसम्‍बर, 2011/29 अग्रहायण, 1933 (शक) को दिया जाने वाला है।
देश के राजकोषीय घाटे के स्‍तर को सुधारने के उपाय
3006. श्री वाई0 एस0 चौधरी :

क्‍या वित्‍त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:
	(क)
	क्‍या यह सच है कि देश का राजकोषीय घाटा पहले छह महीने में ही संपूर्ण वर्ष के 70 प्रतिशत लक्ष्‍य को पार कर चुका है; 

	(ख)
	यदि हां, तो तत्‍संबंधी ब्‍यौरा क्‍या है; और

	(ग)
	सरकार द्वारा इस संबंध में सुधार हेतु कौन-कौन से कदम/उपाय प्रारंभ किए गए हैं ?


उत्‍तर

वित्‍त मंत्रालय में राज्‍य मंत्री (श्री नमो नारायन मीना)

	(क)  और (ख):
	जी नहीं। सितम्‍बर, 2001 की अवधि के दौरान राजकोषीय घाटा 2,80,810 करोड़ रूपए हुआ जो वर्ष 2011-12 के बजट अनुमान का 68 प्रतिशत है।

	(ग) :
	राजकोषीय घाटे पर नियंत्रण रखने हेतु सरकार ने सभी मंत्रालयों/विभागों को बजट अनुमान 2011-12 की व्‍यय संबंधी उच्‍चतम सीमा का पालन करने की सलाह दी है। उन्‍हें वर्ष के दौरान व्‍यय संबंधी अतिरिक्‍त आवश्‍यकताओं, यदि कोई हो, की पूर्ति समन्‍वित समग्र व्‍यय परिव्‍ययों से होने वाली बचतों के जरिए करने की भी सलाह दी गई है। वर्ष 2011-12 के राजस्‍व संग्रहण लक्ष्‍यों की प्राप्‍ति के लिए संबंधित विभागों को समन्‍वित प्रयास करने हेतु अनुदेश भी जारी किए गए हैं।

	
	

	
	


***
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अतारांकित प्रश्‍न संख्‍या-76
(जिसका उत्‍तर 13 मार्च, 2012/23 फाल्‍गुन, 1933 (शक) को दिया जाने वाला है।
अत्‍यधिक सरकारी उधार
76. श्री प्रकाश जावडेकर :

क्‍या वित्‍त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:
	(क)
	क्‍या यह सच है कि 2011-12 में सरकारी उधार बजटीय अनुमान से अधिक हो गया है;

	(ख)
	यदि हां, तो तत्‍संबंधी ब्‍यौरा क्‍या है; और इसके क्‍या कारण हैं; और

	(ग)
	राजकोषीय सुदृढ़ीकरण हेतु सरकार जो कार्रवाई करने पर विचार कर रही है उसका ब्‍यौरा क्‍या है ?


उत्‍तर

वित्‍त मंत्रालय में राज्‍य मंत्री (श्री नमो नारायन मीना)

	(क)  और (ख):
	जी, हां। दिनांकित प्रतिभूतियों के माध्‍यम से लिया जाने वाला सरकारी बाजार उधार बजट अनुमान 2011-12 में 4,17,128 करोड़ रूपए के अनुमानित सकल बाजार उधारों की तुलना में 92,872 करोड़ रूपए अधिक हो गया है। इसके साथ ही, प्रतियोगी पद्धति के तहत नीलामी राजकोषीय हुंडियों के माध्‍यम से लिए गए निवल उधार ब.अ.  2011-12 में 15,000 करोड़ रूपए के अनुमानित निवल उधार की तुलना में बढ़कर 1,16,084 करोड़ रूपए हो गए हैं।
     यह अतिरिक्‍त उधार, राजकोषीय घाटे में अनुमानित वृद्धि तथा राजकोषीय घाटे के वित्‍त पोषण की अन्‍य मदों में गिरावट जैसे लघु बचत संग्रहण में गिरावट के कारण था। अतिरिक्‍त उधार राष्‍ट्रीय लघु बचत निधि (एनएसएसएफ) में नगदी की कमी के कारण भी आवश्‍यक हो गया था।


	(ग) :
	सरकार का मध्‍यावधि उद्देश्‍य आने वाले वर्षों में बजट निर्माण के सभी पहलुओं को सम्‍मिलित करके राजकोषीय सुधार पर जोर देते हुए राजकोषीय समेकन की राह पर लौटना है।


	
	

	
	


***
भारत सरकार

वित्‍त मंत्रालय

आर्थिक कार्य विभाग

----- 
राज्‍य सभा

अतारांकित प्रश्‍न संख्‍या-666
(जिसका उत्‍तर 20 मार्च, 2012/30 फाल्‍गुन, 1933 (शक) को दिया जाने वाला है।
राजस्‍व घाटे से निपटने के लिए कर सुधार संबंधी सुझाव
666. श्री गोविंदराव आदिक :

क्‍या वित्‍त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:
	(क)
	क्‍या यह सच है कि 2011-12 के दौरान राजस्‍व घाटे में बेतहाशा वृद्धि होने की संभावना है;

	(ख)
	क्‍या यह भी सच है कि लब्‍ध प्रतिष्‍ठ अर्थशास्‍त्रियों ने सरकार से राजस्‍व घाटे को नियंत्रण करने हेतु कर सुधारों में तेजी लाने का आग्रह किया है; और

	(ग)
	यदि हां, तो इस संबंध में सरकार की प्रतिक्रिया क्‍या है ?

	
	


उत्‍तर

वित्‍त मंत्रालय में राज्‍य मंत्री (श्री नमो नारायन मीना)

	(क) :
	सं.अ. 2011-12 में राजकोषीय घाटा ब.अ. 2011-12 के सघउ के 4.6 प्रतिशत के मुकाबले सघउ का 5.9 प्रतिशत होने का अनुमान है।

	(ख) :
	जी, हां।


	(ग) :
	वर्ष 2012-13 हेतु कर प्रस्‍ताव वर्ष 2012 के वित्‍त विधेयक सं0 11, जिसे सदन में 16 मार्च, 2012 को प्रस्‍तुत किया गया है, के भाग के रूप में शामिल किए गए हैं।

	
	


***
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अतारांकित प्रश्‍न संख्‍या-4989
(जिसका उत्‍तर 22 मई, 2012/01 ज्‍येष्‍ठ, 1934 (शक) को दिया जाने वाला है।)
राजकोषीय घाटा 
4989. श्री एन0 बालगंगा:

क्‍या वित्‍त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:
	(क) 
	क्‍या सरकार ने विगत वर्ष के दौरान राजकोषीय घाटे का आकलन किया है;


	(ख)
	यदि हां, तो तत्‍संबंधी ब्‍यौरा क्‍या है;


	(ग)
	क्‍या यह सच है कि यह राजवित्‍तीय उत्‍तरदायित्‍व और बजट प्रबंधन अधिनियम के अंतर्गत निर्धारित लक्ष्‍यों से ज्‍यादा हो गया है;

	(घ)

	यदि हां, तो तत्‍संबंधी ब्‍यौरा क्‍या है; और इस पर सरकार की क्‍या प्रतिक्रिया है; और



	(ड.)
	राजकोषीय घाटे को राजवित्‍तीय उत्‍तरदायित्‍व और बजट प्रबंध अधिनियम के अंतर्गत निर्धारित लक्ष्‍य से कम रखने के लिए क्‍या कदम उठाये जाने का प्रस्‍ताव है ?


उत्‍तर

वित्‍त मंत्रालय में राज्‍य मंत्री (श्री नमो नारायन मीना)

	(क)
	जी, हां।

	(ख)
	2011-12(संशोधित अनुमान) के दौरान 5,21,980 करोड़ रूपए का राजकोषीय घाटा रहा जो सघउ का 5.9 प्रतिशत है।

	(ग)
	जी, हां। 

	(घ)

	अप्रत्‍याशित वैश्‍विक वित्‍तीय संकट के कारण सरकार को भारतीय अर्थव्‍यवस्‍था को वैश्‍विक वित्‍तीय संकट के प्रतिकूल प्रभाव से बचाने हेतु राजकोषीय विस्‍तार संबंधी उपाय करने पड़े। इसके परिणामस्‍वरूप राजकोषीय घाटा ब.अ. 2011-12 में सघउ के 4.6 प्रतिशत से बढ़कर सं.अ.  2011-12 में सघउ का 5.9 प्रतिशत हो गया। सरकार घाटे को अधिक सम्‍पोषणीय स्‍तर तक लाने के लिए दृढ़ संकल्‍प है। राजकोषीय समेकन के संबंध में अपनी वचनबद्धता को और दृढ़ करने के लिए सरकार ने एफआरबीएम अधिनियम, 2003 में संशोधन किया है जिसे 16.03.2012 को वित्‍त विधेयक 2012-13 के  भाग के रूप में लोक सभा में पेश किया गया है। 

	(ड.)
	सरकार अंशशोधित तरीके से विस्‍तारकारी उपायों को क्रमिक रूप से बंद करके राजकोषीय समेकन के मार्ग पर वापस आ गई है। सं.अ. 2011-12 में राजकोषीय घाटा स.घ.उ. के 5.9 प्रतिशत से घटाकर ब.अ. 2012-13 में सघउ का 5.1 प्रतिशत करने की रूपरेखा तैयार की गई है जिसमें  कुल व्‍यय में स.घ.उ. के प्रतिशत के रूप में कमी और सकल कर राजस्‍व में स.घ.उ. के प्रतिशत के रूप में सुधार किए जाने की बात है। विकासात्‍मक व्‍यय की पुन: प्राथमिकता और गैर-विकासात्‍मक व्‍यय की वृद्धि में कटौती से, कुल व्‍यय के सघउ के प्रतिशत के रूप में कम होने का अनुमान है। अतिरिक्‍त संसाधन जुटाने के उपायों के साथ सघउ के प्रतिशत के रूप में सकल कर राजस्‍व के सं.अ. 2011-12 के 10.1 प्रतिशत से बढ़कर ब.अ. 2012-13 में सघउ के 10.6 प्रतिशत हो जाने का अनुमान है।
    


***
	भारत सरकार

	आर्थिक कार्य विभाग

	वित्‍त मंत्रालय


	राज्‍य सभा

	अतारांकित प्रश्‍न संख्‍या 655

	(जिसका उत्‍तर 16 अगस्‍त, 2012/25 श्रावण, 1934 (शक) को दिया जाने वाला है)

	

	सरकार द्वारा उधार ली गई धनराशियों की चुकौती


	655.
	श्रीमती वसंती स्टान्ली:


	क्‍या वित्‍त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि: 

	
	

	 (1) 
	30 जून, 2012 की स्थिति के अनुसार केन्द्रीय सरकार द्वारा ली गई उधारियों की निवल राशि कितनी है;

	 (2) 
	क्या भारत द्वारा इन उधारियों को चुकाने की भरपूर संभावनाएं हैं; और

	 (3) 
	क्या कभी वह दिन आएगा जब भारत उधर मुक्‍त हो जाएगा?


उत्‍तर 
वित्‍त मंत्रालय में राज्‍य मंत्री (श्री नमो नारायन मीना)
(क) :  30 जून, 2012 तक केंद्र सरकार ने चालू वर्ष 2012-13 के दौरान 1,12,426 करोड़ रुपए की निवल राशि का उधार प्राप्‍त किया है।  

(ख) और (ग) : भारत सरकार उधार में प्राप्‍त राशि की वापसी अदायगी उधार लिखतों की वापसी अदायगी अनुसूची के अनुसार कर रही है और इसमें कभी भी कोई चूक नहीं हुई है। सरकार का राजकोषीय दृष्‍टिकोण देश की निजी आवश्‍यकताओं के आधार पर निर्धारित होता है। किसी वित्‍त वर्ष में उधार प्राप्‍त करना राजस्‍व और राजकोषीय घाटे की भरपाई की एक सतत प्रक्रिया है। उधार सरकार की विकास योजनाओं अथवा पूंजीगत आस्‍तियों के सृजन हेतु लिया जा सकता है। यह एक सामान्‍य सी बात है जिसे विकसित अर्थव्‍यवस्‍थाओं में भी अपनाया जाता है। सरकार का यह प्रयास रहा है कि सरकारी ऋण को एक स्‍थिर तथा वहनीय स्‍तर तक घटाए तथा बनाए रखने के लिए अंशशोधित तरीके से विस्‍तारपरक उपायों से वापस लौटते हुए धीरे-धीरे राजकोषीय समेकन के पथ पर आगे बढ़ा जाए।
--------
	भारत सरकार

	आर्थिक कार्य विभाग

	वित्‍त मंत्रालय


	राज्‍य सभा

	अतारांकित प्रश्‍न संख्‍या 1302

	(जिसका उत्‍तर 23 अगस्‍त, 2012/01 भाद्र, 1934 (शक) को दिया जाने वाला है)

	

	राजकोषीय घाटे को कम करने के लिए किए गए उपाय


	1302.
	श्री उपेन्‍द्र कुशवाहा:


	क्‍या वित्‍त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि: 

	(क)
	क्‍या भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर ने सरकार को चेतावनी दी है कि अत्‍यधिक उधार लेना ठीक नहीं है और सार्वजनिक ऋण की अधिकतम सीमा तय करने के लिए अनुरोध किया है क्‍योंकि इससे विकास में परेशानी आयेगी;

	(ख)
	यदि हां, तो आरबीआई के गवर्नर के परामर्श पर क्‍या कार्रवाई की गई है;

	(ग)
	मंद प्राप्‍तियों और राजसहायता बिल के मूल अनुमान के अतिरिक्‍त कम से कम 1 लाख करोड़ रूपए अधिक हो जाने के कारण क्‍या 2011-12 में सरकार का राजकोषीय घाटा सकल घरेलू उत्‍पाद के 4.6 प्रतिशत के बजट अनुमान से अधिक होने की आशंका है।

	(घ)
	राजकोषीय घाटे को कम करने के लिए क्‍या उपाय किए गए हैं ?


उत्‍तर 
वित्‍त मंत्रालय में राज्‍य मंत्री (श्री नमो नारायन मीना)
	(क) और
(ख):
	भारत सरकार के ऋण प्रबंधक और बैंकर के रूप में कार्य करने के अलावा भारतीय रिजर्व बैंक भारत सरकार को समय-समय पर अपने विभिन्‍न प्रकाशनों के जरिए विभिन्‍न बृहत् आर्थिक मुद्दों पर सलाह भी देता है। भारतीय रिजर्व बैंक ने हाल ही में 2012-13 के अपने वार्षिक नीति विवरण में और 2011-12 के बृहत् आर्थिक और मौद्रिक विकास संबंधी रिपोर्ट में बड़े बाजार उधारों के निहितार्थों की ओर संकेत किया है। तथापि, भारतीय रिजर्व बेंक ने सरकारी उधारों पर कोई उच्‍च्‍तम सीमा लगाने की मांग नहीं की है।

	(ग):
	जी, हां। सं.अ. 2011-12 में राजकोषीय घाटा ब.अ.(अनंतिम वास्‍तविक) 2011-12 के सघउ के 4.6 प्रतिशत के मुकाबले सघउ का 5.8 प्रतिशत होने का अनुमान था। यह मुख्‍यतया बजट 2011-12 प्रस्‍तुत करने के समय के 9 प्रतिशत के पूर्व अनुमान के मुकाबले 2011-12 में भारतीय अर्थव्‍यवस्‍था का विकास घटकर अनुमानित 6.5 प्रतिशत हो जाने के कारण हुआ। विकास दर पर यह प्रभाव यूरो जोन में वित्‍तीय संकट के जारी रहने और अंतरराष्‍ट्रीय कच्‍चे तेल की कीमतों में बहिर्जात झटकों की वजह से रहा।


सरकार ने विस्‍तारवादी उपायों से क्रमिक रूप से बाहर निकलने के साथ राजकोषीय समेकन के मार्ग पर वापसी की है। संशोधित अनुमान 2011-12(अनंतिम वास्‍तविक) में अनुमानित राजकोषीय घाटा सकल घरेलू उत्‍पाद (स.घ.उ.) के 5.8 प्रतिशत से घटकर ब.अ. 2012-13 में स.घ.उ. का 5.1 प्रतिशत हो जाने की रूपरेखा कुल व्‍यय में स.घ.उ. के प्रतिशत के रूप में और सकल कर राजस्‍व में सघउ के प्रतिशत के रूप में सुधार के मिश्रित रूप के साथ तैयार की गई है। सरकार ने राजकोषीय घाटे पर नियंत्रण रखने हेतु निम्‍नलिखित कदम उठाए हैं :


(ii)
सरकार ने मध्‍यावधि व्‍यय फ्रेमवर्क विवरण आरंभ करने का भी प्रस्‍ताव किया है, जो व्‍यय संकेतकों के लिए तीन वर्षीय चल लक्ष्‍य दर्शाएगा जिसका उद्देश्‍य तरजीही वाली योजनाओं के लिए संसाधनों के आवंटन हेतु नए सिरे से कवायद आरंभ की जाएगी और ऐसे अन्‍य कार्य समाप्‍त कर दिए जाएंगे जिनकी उपयोगिता लगभग समाप्‍त हो चुकी है। इससे व्‍यय प्रबंधन संबंधी दक्षताओं को भी प्रोत्‍साहन मिलेगा।

	(iii)
सरकार केंद्रीय सब्‍सिडियों संबंधी व्‍यय को सीमित करने का भी प्रयास कर रही है। आगामी वर्षों  में राजकोषीय घाटे पर नियंत्रण रखने हेतु इसी तरह के कदम उठाए जाने की प्रत्‍याशा है।
***

	


--------
